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जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।
.....
हीराकुंड बांध के जलमग्न क्षेत्रों से विस्थापित लोगों को क्षतिपूर्ति
146. श्री अविनाश राय खन्ना :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या यह सच है कि हीराकुंड बांध के जलमग्न क्षेत्रों से विस्थापित हुए कई लोगों को पांच दशकों से अधिक समय के बाद भी क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई है; 
(2) यदि हां, तो ऐसे विलम्ब के क्या कारण हैं; 
(3) क्या सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है और उन्हें दंडित किया गया है ताकि ऐसा विलम्ब पुनः न हो; और
(4) सरकार द्वारा विस्थापित लोगों और उनके परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) से (घ) ओडिशा राज्‍य सरकार ने सूचित किया है कि हीराकुण्‍ड भूमि विस्‍थापितों को मुआवजा पहले ही दे दिया गया है। राज्‍य सरकार ने वास भूमि और कृषि भूमि आवंटित करके विस्‍थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए हैं। 
शेष बचे मामलों के लिए मुख्‍य स्‍थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्‍यम से समय समय पर हर संभव प्रयास भी किए गए हैं ताकि सभी विस्‍थापित लोगों को मुआवजा देना सुनिश्‍चित हो सके। तथापि, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार का कोई विलम्‍ब नहीं किया गया है। 
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